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और अपनी अर्थ प्रणाली के पुनरुद्धार , जल व्यवस्था में 
सुधार और दुर्लभ और क्षेत्र में कम हो रहे प्राकृतिक स्रोतों 
के संरक्षण के लिए अरावली रंज के उक्त क्षेत्र की 
पारिस्थितिकी सुधार और भलाई आवश्यक है ; 


पर्यावरण और वन मंत्रालय 

अधिसूचना 
भरावली रेंज में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कतिपय 
क्रियाकलाप जो कि प्रदेश में पर्यावरण को नुक्मान पहुंचा रहे 
है के निर्बन्धन के लिए पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 
1986 की धारा 3 ( 1 ) और 3 ( 2 ) ( V ) और पर्यावरण 
( संरक्षण ) नियम , 1986 के नियम 5 ( 3 ) ( स ) के अधीन । 

नई दिल्ली , 9 जनवरी , 1992 
का . पा . 25 ( अ ) . .... अरावली रज देश की पर्यावरणीय 
भलाई के लिए एक पारिस्थितिकीजन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है । 

रावती रेंज के कतिपय क्षेत्रो में अनुचित विकास 
प्रक्रियायो और संक्रियानों-- -जिनमें मानव बस्तियां , खनन 
और जदान क्रियाएं , वनों की कटाई, अत्यधिक चारागाही 
और योजनाविहीन कालोनीकरण है के कारण बड़े पैमान 
पर प्रतिफल पर्यावरणीय गपापात होत्र का है ; 


और अरावली रेंज पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील है 
तथा हरियाणा के गड़गांव जिले में और राजस्थान के 
अलवर जिले में अर्थ प्रणाली को नुषामान पहुंचाने की बासन्न 
प्रागंका है : 


अत , अब , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण ) नियम , 
19815 के नियम 5 के साथ पठिन पर्यावरण ( संरक्षण ) 
अधिनियम , 1985 ( 1986 का 29) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) और उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( V ) द्वारा प्रदत्त 
शक्षियों का प्रयोग करते हुए. इम अधिसुचना से उपाबद्ध 
मारणो में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उनकी पूर्व अनुज्ञा के सिवाय 
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निम्नलिखित प्रक्रियाएं प्रौर संक्रियाएं करने का निषेध 
करती है , 


( i) किसी उद्योग का अवस्थापन ; 
( ii ) सभी खनन संक्रियाएं ; 
( iii ) पेड़ों की कटाई ; 
(iv ) सारणी के मद (iv ) में विनिदिट सर्भ क्षेत्रों 

में पशुओं की चारागाही ; 


सारणी 
के क्षेत्र जहां बिना अनुज्ञा को प्रक्रियाओं और संक्रियाओं का 

निषेध किया गया है । 
( i ) इस नवना की तारीख को हरयाणा राज्य में 

गुड़गांव जिले और राजस्थान राज्य के अलवर 
जिले के संबंध में राज्य सरकार द्वारा रखे गए 
भू अभिनेव में वन के रूप में दर्शाए गए सभी 
अरन बन , मंरशिन वम या कोई अन्य क्षेत्र ; 


किसी निवास एककों का समूह , फार्म हाउस , 
शेडों, समुदाय केन्द्रों, सूचना केन्द्रों का विनिर्माण 
और ऐसे विनिर्माण में संबद्ध कोई अन्य क्रियाकलाप 
( जिसमें उनमें संबंधित किसी अवसंरचना के भाग 
के रूप में सड़कें है ) ; 


( ii ) इन अपना को पारी को हरियाणा राज्य के 

गडमात्र जिने और राजधान र के प्रता 
जिने हे संयंत्र में राज्य सरकार द्वारा रजे गर 
भू- अभिने बों में , - - 
( क ) गैर मुत्रो पहाड़ ; या 
( ख ) गैर मुमो र डा या 
( ग ) गैर मुखी बीहड़ ; या 
( घ ) बंजर वीड़, या 
( ङ ) रुंध 


( 6 ) विद्युतीकरण । 


के रूप में दणित सभी क्षेत्र । 


2. कोई व्यक्ति जो उक्त क्षत्रों में कोई उपरोक्न 
वणित प्रक्रियाएं पा संक्रियाएं करने की बांछा करता है, एक 

आवेदन मंलग्न आवेदन प्रस्प में सचिव/पर्यावरण और वन 
मंत्रालय , नई दिल्ली को देगा जिसमें अन्य बातों के साथ-माथ 
क्षेत्र और प्रस्तावित संक्रिया और प्रक्रिया के व्योरे 
विनिर्दिष्ट किए जाएंगे । आवेदन के साथ एक पर्यावरण 
समाघात कथन और एक पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना भी 
देगा और ग्रावेदन पर विचार करने के लिये ऐसी अन्य 
सचनाएं जिनकी केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए , 
देगा । 


( iii ) गुड़गांव जिले में इस अधिसूचना की तारीख तक 

हरियाणा राज्य को यथाना पजाब लैग्ड प्रोजरवेशन 
एक्ट , 1900 को धारा 4 और 5 क प्रवीन जारी की 

गई अधिसूचनाओं के अनर्गन पाने वाले सभी क्षेत्र । 
( iv ) वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , 1972 ( 1972 

का 53 ) के प्रतर्गन अधिमूचिन सारिस्का के 
राठमोर उग्रान और मारिका अभपारण्य के सभी 
क्षेत्र । 


उपाबंध-. - 1 


3. केन्द्रीय सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय 
उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिये उसके 
द्वारा समय - समय पर जारी किये गए मार्गदर्शक सिद्धांतों 
का ध्यान रखते हुए प्रावेदन प्राप्ति की तारीख से तीन 
मास की अवधि के भीतर या जहा आवेदक से कई 
जानकारी मांगी गई हो तो ऐसी जालकारी की प्राप्ति 
की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अनुशा 
प्रदान करेगा या उक्त क्षेत्र में पर्यावरण पर प्रस्तावित 
प्रक्रिया या संक्रिया के समाघात के आधार पर उक्त 
अवधि के भीतर अनुज्ञा देने से इंकार करेगा । 


अावेदन का प्रह 
१ ( क ) प्रतावित परियोजना का नाम और पता : 

( १ ) परियोजना का पत्रमान : 
( ग ) स्थान का नाम : 

जिला, तहसील : 
अक्षांश/रेयांश : 

नज दो को हाई प्रारनोटेशन 
( घ ) रोशा प्राचिन यन और प्रस्थापित स्थल 

के लिए कारण : 
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4 . कोई व्यक्ति प्रस्तावित प्रतिषेध और निर्बन्धन के 
अधिरोपण के विरुद्ध कोई आक्षेप फाइल करने में हित रखता 
है तो वह लखित रूप से सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय , 
पर्यावरण भवन , सी . जी . प्रो . काम्प्लेक्स , लोधी रोड, नई 
दिल्ली को इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 
सात दिन के भीतर ऐमा कर सकता है । 


2. परियोजना के उद्देश्य : 


[सं . 17/1/91- पी एल / प्राई ए ] 

प्रार . राजमणी, सचिव 


( क ) भूमि की अपेक्षाएं 

कृषि भूमि ; 
वन भूमि और वनस्पति की सघनता 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 


